भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्‍य सभा
तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 181
(दिनांक 05.12.2011 को उत्तर देने के लिए)
प्रlkj.k {ks= ds fy, izR;{k fons'kh fuos'k dh lhek

*181. Jh eksgEen vyh [kku% 
D;k lwpuk vkSj izlkj.k ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ 
D;k izlkj.k {ks= ds fy, izR;{k fons'kh fuos'k dh lhek c<+k;k tkuk r; gS( vkSj

¼[k½ 
;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk vkSj blds mís'; D;k gSa\

उत्तर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री सी.एम. जातुया)
(क) एवं (ख):
 एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।
*****
दिनांक 05.12.2011 के राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 181 के भाग (क) एवं (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने प्रसारण क्षेत्र के विभिन्‍न खंडों में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमाओं के बारे में अपनी अंतिम राय कायम की है। इनमें, अन्‍य के साथ-साथ, डायरेक्‍ट-टु-होम (डीटीएच), मोबाइल टेलीविजन, हेडेंड-इन-द-स्‍काई (हिट्स) व टेलीपोर्ट सेवाओं जैसी सभी प्रसारण संवहन सेवाओं के लिए 74% की एकरूप प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश-सीमा; केबल क्षेत्र में संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण शुरू करने के लिए बहु-प्रणाली संचालकों (एमएसओ) के लिए 74% की और अन्‍य बहु-प्रणाली संचालकों के लिए 49% की प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश-सीमा; स्‍थानीय केबल ऑपरेटरों के लिए 49% की प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश-सीमा; टीवी गैर-समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों की अपलिंकिंग और टीवी चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए 100% प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश तथा टीवी समाचार एवं समसामयिक विषयक चैनलों की अपलिंकिंग के लिए 26% की प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश-सीमा शामिल है। सरकार ने एफएम रेडियो के क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 20% से बढ़ाकर 26% पहले ही कर दिया है। मंत्रालय ने सभी प्रसारण संवहन सेवाओं के लिए स्‍वचालित मार्ग के जरिए 49% तक प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का भी प्रस्‍ताव किया है। अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग व एफएम रेडियो जैसी प्रसारण विषय-वस्‍तु सेवाओं के लिए किसी प्रकार के स्‍वचालित मार्ग की अनुमति नहीं है और इन खंडों में किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का पूर्व-अनुमोदन आवश्‍यक होगा। मंत्रालय ने ट्राई के साथ परामर्श करके प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्‍तावित स्‍तरों के मद्देनजर, सुरक्षा संबंधी व अन्‍य सरोकारों का निदान करने के लिए कतिपय निबंधन एवं शर्तें भी तैयार की हैं। यह प्रस्‍ताव सरकार के विचाराधीन है।

प्रसारण संवहन सेवाओं में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश में संशोधन करने के लिए तर्काधार प्रौद्योगिकियों की अभिसारिता के मद्देनजर दूरसंचार क्षेत्र के साथ समानता लाना है। साथ ही, ये संवहन सेवाएं अवसंरचनात्‍मक सेवाओं के स्‍वरूप की हैं और इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निवेश से सेवा प्रदाताओं को उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी जिसके फलस्‍वरूप प्रसारण सिगनलों की गुणवत्‍ता में सुधार होगा और उपभोक्‍ता लाभान्‍वित होंगे। केबल टीवी क्षेत्र के लिए संबोधनीयता के साथ डिजिटलीकरण का कार्यान्‍वयन, जिसमें, अन्‍य के साथ-साथ, मौजूदा केबल नेटवर्कों का उन्‍नयन व सैट-टॉप-बॉक्‍सों (एसटीबी) की आपूर्ति आदि शामिल है, करने के लिए काफी अधिक पूंजीगत निवेश की आवश्‍यकता होगी। 
*****
